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22 दिसम्‍बर, 2017 को उत्तरार्थ
विषय : बढ़ते ऋण के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं
821. श्री विवेक गुप्ताः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की किसानों द्वारा आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किसानों को राहत प्रदान करने के बैंचमार्क को 33 प्रतिशत फसल हानि से घटाकर 25 प्रतिशत फसल हानि का करने की कोई योजना है;
(ख) विगत एक वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल सहित देश में बढ़ते हुए ऋण के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने विगत एक वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों हेतु ऋण माफी प्रदान की है; यदि हां, तो विगत एक वर्ष में पश्चिमी बंगाल हेतु खर्च की गई धन राशि का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)

(क) : ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। 
(ख) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) अपने ‘’भारत में दुर्घटनावश मृत्‍यु तथा आत्‍महत्‍या’’ नामक प्रकाशन में आत्‍महत्‍या पर सूचनाओं को संकलित तथा प्रसारित करता है। वर्ष 2015 तक आत्‍महत्‍या की ये रिपोर्ट इसकी वेबसाईट पर उपलबध है। वर्ष 2016 से इन रिपोर्टों को अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। 
(ग) : अब तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की कर्जमाफी या कर्ज राहत योजना कार्यान्‍वित नहीं की गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कर्जदाता संस्‍थानों राहत उपायों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ आवधिक ऋण तथा मौजूदा फसल ऋण का पुनर्गठन/पुनर्निधारण, नये ऋणों का विस्‍तार, रियायती सुरक्षा, एवं मार्जिन नियम, ऋण स्‍थगन आदि शामिल हैं। इन निर्देशों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि  संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा करते ही वे बिना ही किसी हस्‍तक्षेप के स्‍वत: ही कार्यशील हो जाते हैं। इससे बहुमूल्‍य समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय शुरू करने के लिए बैंचमार्क को राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुसार 33 प्रतिशत फसल नुकसान तक कम कर दिया गया है।
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